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जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।
.....
महानदी बेसिन में जल क्षेत्र संबंधी विकास
144. 
श्री नरेन्द्र कुमार स्वैन: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या छत्तीसगढ़ राज्य ने जल की 33897 एम सी एम तक की मात्रा तक महानदी बेसिन के जल क्षेत्र के विकास संबंधी योजना बनाते समय ओडिशा की मांगों पर विचार किया है जो कि एक निम्न नदी तटीय राज्य है? 
(ख) 
क्या छत्‍तीसगढ़ राज्य ने अपने डेल्टा क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ के दौरान महानदी के अधोप्रवाह में ओडिशा में बाढ़ का पानी छोड़ने की योजना बनाई है; और 
(ग) 
नदी के पर्यावरणीय प्रवाह के आकार को बनाए रखने की आवश्यकता सहित ओडिशा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राज्य की सीमा पर न्यूनतम कितना प्रवाह रखने का प्रावधान है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क) से (ग) अंतर्राज्‍यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत ओडिशा सरकार से प्राप्‍त दिनांक 19.11.2016 की शिकायत के अनुसार छत्तीसगढ़ द्वारा 33.89 बीसीएम तक जल का उपयोग वर्तमान, चल रही और भविष्‍य की सिंचाई, औद्योगिक उपयोग  तथा छत्तीसगढ़ की घरेलू परियोजनाओं के लिए है। ओडिशा सरकार ने आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत केन्‍द्र सरकार को दी अपनी 19.11.2016 की शिकायत में हीरा कुंड बांध में न्‍यूनतम प्रवाह की मात्रा, अधिशेष प्रवाह और न्‍यूनतम तथा अधिशेष प्रवाह में राज्‍यों के हिस्‍से जैसे मुद्दे उठाए हैं। 
केन्‍द्र सरकार ने बात-चीत द्वारा जल विवाद के समाधान के लिए आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के अनुसार दिनांक 19.01.2017 को एक वार्ता समिति बनायी है जिसमें बेसिन राज्‍यों तथा संबंधित केन्‍द्र सरकार के मंत्रालयों, केन्‍द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्‍ट्रीय जल विज्ञान संस्‍थान के सदस्‍य शामिल हैं। समिति ने दिनांक 27.06.2017 को अपनी रिपोर्ट जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सौंपी है। 

आईएसआरडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार केन्‍द्र सरकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह यदि यह समझती है कि जल विवाद का समाधान आपसी बात-चीत द्वारा नहीं  हो सकता, तो वह शिकायत प्राप्‍त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मामले को निर्णय के लिए अधिकरण को भेजेगी। इस लिए ओडिशा सरकार की दिनांक 19.11.2016 की शिकायत में उठाए गए मुद्दे निर्णय प्रक्रिया के परिणाम के शर्ताधीन हैं। 
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